
 Fourteenth  Loksabha

 Session  :  7

 Date  :  24-02-2006

 Participants  :  Mohale  Shri  Punnulal,Rawat  Prof.  Rasa  Singh,Rawat  Shri  Bachi

 Singh,Khan  Shri  Sunil,Shandil  Dr.  (Col.)  Dhani  Ram,  Bhargavy  Shri  Girdhari

 an>

 Title  :  Regarding  Government  Business  for  the  week  Commencing  the  27"  February,
 2006  and  submissions  made  by  the  members.

 MR.  CHAIRMAN :  Item  No.6  Shri  Handique.

 THE  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF  CHEMICALS  AND

 FERTILIZERS  AND  MINISTER  OF  STATE  IN  THE  MINISTRY  OF

 PARLIAMENTARY  AFFAIRS  (SHRI  BIJOY  HANDIQUE):  Sir,  with  your

 permission,  I  rise  to  announce  that  Government  Business  during  the  week  commencing

 Monday,  the  27  of  February,  2006,  will  consist  of:

 1.  Consideration  of  any  item  of  Government  Business  carried  over  from  today's
 Order  Paper.

 2.  General  discussion  on  Railway  Budget  for  2006-07.

 3.  Discussion  and  voting  on

 (a)  Demands  for  Grants  on  Account  (Railways)  for  2006-07;

 (b)  Supplementary  Demands  for  Grants  (Railways)  for  2005-06;  and



 (0)  Demands  for  Excess  Grants  (Railways)  for  2003-04.

 4,  Consideration  and  passing  of  the  Government  of  Union  Territories  and  the

 Government  of  National  Capital  Territory  of  Delhi  (Amendment)  Bill,  2006  after

 it  has  been  passed  by  Rajya  Sabha.  (/nterruptions)

 श्री  बची  सिंह  रावत  ‘aaa’  सभापति  महोदय,  आगामी  सप्ताह  की  कार्य-सूची  में  निम्नलिखित  विय  सम्मिलित

 किये  जाएं  :

 1.  गरीबी  रेखा  के  नीचे  जीवन-यापन  करने  वाले  परिवारों  का  नये  सर्वेक्षण  के  आधार  पर  शीघ्र  राशन  कार्ड

 बनाकर  उन्हें  खाद्यान्न  वितरित  किये  जाने  की  आवश्यकता।

 2.  सरकारी  सस्ते  गल्ले  की  दुकानों  पर  उपलब्ध  करवाये  जा  रहे  घटिया  क्वालिटी  के  खाद्यान्नों  की  जांच

 किये  जाने  व  दोी।  अधिकारियों  के  विपरीत  प्रभावी  दण्डात्मक  कार्रवाई  किये  जाने  की  आवश्यकता।

 DR.  COL.  (RETD.)  DHANI  RAM  SHANDIL  Sir,  following  subjects  may  be  included

 in  the  List  of  Business  for  the  next  week,  that  is,  27  February  to  4th  March,  2006.

 1.  In  view  of  the  enormous  loss  caused  by  the  fury  of  unprecedented  floods  in  Sutlej
 Basin,  there  is  an  urgent  requirement  of  Central  Assistance  to  re-align  National

 Highway  22.  A  comprehensive  plan  to  undertake  this  big  project  is  an  immediate

 and  urgent  need  keeping  in  view  the  strategic  character  of  this  highway.

 2.  Intervention  of  Central  Government  in  the  finalisation  of  formalities  for  the  much

 awaited  construction  of  “Renuka  Bandhਂ  in  Sirmour  district  of  Himachal  Pradesh.

 The  intended  project  is  of  vital  public  importance,  as  also  that  it  would  provide
 much  needed  water  to  the  national  capital.



 MR.  CHAIRMAN:  Shri  Sunil  Kumar  Mahato  not  present.

 श्री  गिरधारी  लाल  भार्गव  महोदय,  आगामी  सप्ताह  की  संसदीय  कार्य  सूची  में  निम्न  विषयों  को  सम्मिलित  किया

 (1)  केन्द्र  सरकार  द्वारा  उचित  ध्यान  नहीं  दिए  जाने  के  कारण  एक  वाँ  के  भीतर  प्रत्येक  खाद्य  वस्तुओं  4

 30-50  प्रतिशत  की  वृद्धि  हुई  है,  दूध,  आलू,  दाल,  टमाटर,  पानी,  बिजली,  आटा,  चावल,  प्याज,  चीनी,

 रिफाइंड  तेल,  एलपीजी  गैस,  और  मिट्टी  के  तेल  में  काफी  बढ़ोतरी  हुई  है,  इससे  जन  जीवन  बहुत  दुखी

 है।

 (2)  देश  में  कल  कारखाने  बन्द  हो  जाने  के  कारण  बेरोजगारी  बेतहाशा  बढ़ी  है।  कई  कारखाने  बन्द  हो  गए

 हैं,  जैसे  जयपुर  मैटल  बन्द  पड़ी  है  और  बॉल  बैरिंग  कम्पनी  में  मजदूरों  की  छंटनी  हो  रहीं  हैं  और  कई

 कारखाने  बन्द  होने  की  स्थिति  में  है।  इसलिए  केन्द्र  सरकार  से  मेरी  मांग  है  कि  जो  कारखाने  बंद  हो  गए

 हैं,  उन्हें  पुनः  चालू  कराएं।

 SHRI  SUNIL  KHAN  Sir,  the  following  items  may  be  included  in  the  next  week’s

 agenda:

 (1)  The  review  the  section  295(2)  (c)  of  Income-Tax  Act  as  far  as  principle  of

 fare  rented  value  is  concerned  and  expecting  from  the  Finance  Ministry  for

 intervention  to  reserve  the  rights  to  equality  and  to  ensure  the  PSU  employees  to

 decrease  20  per  cent  house  perks  specially  D.S.P.  employees.  Even  the  other

 employees  of  PSUs  like  NSPCL  are  not  burdened  with  these  fictitious  income-

 tax  as  they  have  been  provided  with  accommodation.



 (2)  A  comprehensive  fertilizer  policy  should  be  taken  so  that  the  farmers  of  our

 country  will  not  commit  suicide  and  the  growing  problem  of  selling  wheat  for  the

 farmers  of  Punjab  as  well  as  other  States  should  be  looked  into  so  that  they  get

 remunerative  price.

 MR.  CHAIRMAN :  Dr.  K.S.  Manoj  Not  present.

 श्री  पुन्नू  लाल  मोहले  महोदय,  आगामी  सप्ताह  की  संसदीय  कार्य  सूची  में  निम्न  विषयों  को  सम्मिलित  किया  जाए-

 (1)  भारत  सरकार  द्वारा  राट्रीय  काम  के  बदले  अनाज  योजना  के  अंतर्गत  निश्चित  कार्य  हेतु  60  प्रतिशत  मजदूरी  ए
 4  40  प्रतिशत  सामग्री  में  व्यय  करने  का  निर्धारित  है।  पक्के  निर्माण  कार्यों  के  लिए  लगभग  80  प्रतिशत  सामग्री  में

 खर्च  होता  है  तथा  मजदूरों  पर  20  प्रतिशत  खर्च  होता  Vl  अतः  केन्द्र  सरकार  से  मांग  है  कि  ग्रामीण  क्षेत्रों  में  पक्के

 काम  अर्थात  शीशीगली,  ग्राम  पंचायत  भवन,  सामुदायिक  भवन,  संस्कार  भवन,  नाली  निर्माण,  तालाब  एवं  नदियों  में

 सीढ़ियां  (पचरी)  से  निर्माण  पक्के  गोदाम  निर्माण  एवं  अन्य  पक्के  निर्माण  कार्यों  को  राष्ट्रीय  काम  में  शामिल  किया

 जाए,  जिससे  ग्रामों  में  स्थायी  कार्य  हो  सके।

 (2)  छत्तीसगढ़  राज्य  में  बिलासपुर  जिले  के  गुरू  घासीदास  विश्वविद्यालय  को  केन्द्रीय  विश्वविद्यालय  का

 दर्जा  दिया  जाए,  क्योंकि  यहां  ईसीसीए  का  मुख्यालय  है।  यहां  पर  रेलवे  जोन  संभाग  का  मुख्यालय,

 हाईकोर्ट  एवं  विद्युत्  तापगृह  स्थित  है।  यह  अनुसूचित  जाति  बाहुल्य  जिला  है।

 प्रो.  रासा  सिंह  रावत  महोदय,  आगामी  सप्ताह  की  संसदीय  कार्य  सूची  में  निम्न  विषयों  को  सम्मिलित  किया  जाए-

 (1)  निरन्तर  दिन  दुगुनी-रात  चौगुनी  बढ़ती  जा  रही  महंगाई  एवं  खाद्य  पदार्थों  के  मूल्यों  पर  नियंत्रण  किए  जाने  की
 आवश्यकता है।

 (2)  राजस्थान  को  पिछड़े  औद्योगिक  राज्य  की  अपनी  तस्वीर  से  मुक्त  होने  तथा  विकास  की  पटरी  पर  लाने

 हेतु  पर्याप्त  विद्युत  उपलब्धता  हेतु  1984  में  पंजाब  के  साथ  हुए  जल  विद्युत  परियोजनाओं  संबंधी  समझौतों

 का  पूरा  पालन  करते  हुए  राजस्थान  की  विद्युत  हिस्सेदारी  दिलवाए  जाने  की  आवश्यकता  है।


